
भिंड और धौलपुर के दौरे के दौरान ये जांचें काम 
करती नहीं पाई गईं।

मानव संसाधनों की कमी एक अन्य मुद्दा है। 
जिला स्तरीय एक्सपर्ट अप्रैजल कमिटी में 11 
विशेषज्ञ होते हैं और इनमें जिला मजिस्ट्रेट, सब 
डिविजनल मजिस्ट्रेट शामिल होते हैं। इन्हें यह 
देखना होता है कि रेत का खनन संभव है या नहीं। 
भिंड में 57 रेत खनन केंद्र हैं। इन 11 सदस्यों पर 
अन्य प्राथमिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, ऐसे में हर 
खनन केंद्र पर उनका जाना मुश्किल होता है।

रेत की बढ़ती मांग
भारत में शहरीकरण तजेी स ेबढ़ रहा ह।ै ऐस ेमें रते 
की मांग का बढ़ना तय ह ैक्योंकि रते को सीमेंट  
और कंक्रीट में मिलाया जाता ह।ै निर्माण क्षेत्र में इस 
साल 1.7 प्रतिशत की विकास दर रही ह।ै स्वच्छ 
भारत मिशन और 2022 तक सबको आवास जसैी 

सरकारी योजनाओं के कारण रते की मांग और बढ़ेगी। 
अमरेिकी की उद्योग बाजार रिसर्च कंपनी 

फ्रीडोनिया ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है 
कि 2020 तक भारत में रते की मांग 1,43 करोड़ टन 
हो जाएगी। लेकिन चितंाजनक बात यह है कि रते का 
उत्पादन पिछले पाचं सालों में घटा ह।ै भारतीय खनिज 
ब य्ूरो की ओर स ेप्रकाशित इडंियन मिनिरल ईयरबुक 
2015 के अनुसार, 2014-15 में रते का उत्पादन 21 
लाख टन था। नाम जाहिर न करने की शर्त पर इटावा 
के एक खनन ठेकेदार ने बताया “रते की कमी अवधै 
खनन को काफी हद तक बढ़ा देगी।” काननूी तरीकों 
स ेनिकाली जाने वाली रते स ेभरा ट्रक 50 प्रतिशत के 
लाभ पर 30000 स े40000 रुपये के बीच बेचा 
जाता ह ैलकेिन अगर ट्रक अवधै तरीकों स ेभरा जाए 
तो लाभ दोगनुा हो जाता ह।ै उन्होंने यह भी बताया कि 
इटावा में अवधै खनन स ेउनके पिता ने मोटा लाभ 
कमाया है।

ऐसे में क्या कोई उपाय है? सेंटर फॉर साइंस 
एंड एनवायरमेंट (सीएसई) में पर्यावरण एवं 
सामाजिक आकलन टीम में कार्यक्रम अधिकारी 
सुजीत कुमार सिंह का कहना है कि रेत निकालना 
तभी टिकाऊ होगा जब हमें नदी में रेत के पुनर्भरण 
की दर का पता होगा और इसी को ध्यान में रखते 
हुए पट्टे जारी किए जाएंगे। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 
यह आंकड़ा जरूरी भी है लेकिन बहुत से जिले में 
यह रिपोर्ट नहीं बनाई जा रही। ऐसे में नियमों का 
मजाक बन गया है। 

इंटरनेशनल यूनियर फॉर कन्जरवेशन ऑफ 
नेचर से जुड़े विपुल शर्मा का कहना है कि राज्य 
सरकारों को नए नियमों को लागू करने के लिए नया 
रास्ता खोजना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि 
नदियों की पारिस्थितिकी को बचाने के लिए छोटे 
क्षेत्रों में लघु पट्टे दिए जाएं। इससे यह सुनिश्चित 
होगा कि नदी के जलविज्ञान में बदलाव न हो। 
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आधं्र प्रदशे
7,206

9,683

2,810
1,026

छत्तीसगढ़
3,788

5,754

876
415

गुजरात
5,177
6,222

3,066
3,036

झारखडं
740
1,478

108
62

कर न्ाटक
8,167
8,964

2,790
2,259

केरल
4,430

3,694

1,365
668

उत्तर प्रदशे
6,777

11,350
3,106

3,530

तमिलनाडु
1,072
56

3,304
3,042

राजस्थान
2,346
3,535
973

1,407

ओडिशा
1
18
1
83

महाराष्ट्र
36,476

30,979
5,084

4,791

मध्य प्रदशे
6,613

13,541
2,348

10,898

दशेव्यापी शर्म
खान मतं्रालय के अनसुार, रते चौथा सबसे 
अहम लघ ुखनिज ह।ै निर्माण कार्यों में इसका 
खबू इस्तेमाल होता ह।ै सरकार के पास रते 
के अवधै खनन का कोई आकंड़ा नहीं ह।ै 
दशेभर में रते का अवधै खनन बढ़ रहा ह।ै

हरियाणा
3,589
3,912

879
825
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